अपराध के शिकार व्यक्ति
तथ्यपत्र 6 – जाँच प्रक्रिया
एनएसडब्ल्यू पुलिस बल की मुख्य भूमिकाओं में से एक है अपराध का पता लगाना और उसकी जांच करना व अपराधियों पर मुकदमा चलाना। इसमें हफ्ते, महीने या इससे भी अधिक समय लग सकता है।
वर्दीधारी पुलिस आम-तौर पर अपराध-स्थल पर सबसे पहले पहुँचेंगे, और कुछ मामलों में पुलिस के जासूस-विभाग के कर्मचारियों को मुद्दे की जांच का भार लेने का निर्देश दिया जाएगा।
प्रारंभिक जांच के दौरान पुलिस पीड़ितों और गवाहों का साक्षात्कार करेगी, विवरण को रिकार्ड करेगी, पीड़ित व्यक्ति की संरक्षण की ज़रूरत का आकलन करेगी और भौतिक सबूत इकट्ठा करेगी। पीड़ित व्यक्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए  संरक्षण आदेश उपलब्ध हैं।
पुलिस को अपराध-स्थल के फोरेंसिक परीक्षणों का संचालन करने देने से आप आपराधिक जांच की प्रक्रिया में सहायता कर सकते/सकती हैं और अदालत में परिणाम को प्रभावित कर सकते/सकती हैं।
पुलिस यह निर्धारण करेगी कि क्या जांच निम्नलिखित के आधार पर जारी रखी जानी चाहिए: अपराध की प्रकृति और परिस्थितियाँ, अपराध, अपराध को सुलझाने की प्रायिकता,पीड़ित व्यक्ति की ज़रूरतें और समुदाय की आवश्यकताएं।
यदि पुलिस आगे जांच करती है, तो वे पीड़ित व्यक्ति को उनके बयान की एक प्रति प्रदान करेंगे। पीड़ित व्यक्ति के खुद के शब्दों में क्या हुआ, इसके एक टाइप किए गए रिकॉर्ड को बयान कहते हैं।
पुलिस जांच की प्रगति के बारे में पीड़ित व्यक्ति को  सूचित रखेगी, जब तक कि इस बात की प्रायिकता न हो कि इससे जांच को कोई ख़तरा होगा। पीड़ितों को अपने संपर्क के विवरण में कोई भी परिवर्तन होने की स्थिति में इसकी सलाह पुलिस को देनी ज़रूरी है ताकि पुलिस उन लोगों के साथ संपर्क बनाए रख सके।
पुलिस आरोपी के खिलाफ निर्धारित अभियोग के बारे में पीड़ित व्यक्ति को सूचित करेगी, या  अगर अभियोग न लगाया जाए तो इसके कारणों के बारे में बताएगी।
वह आरोपी के खिलाफ लगाए गए किसी भी अभियोग के बारे में सुनवाई की तारीख और जगह के बारे में पीड़ित व्यक्ति को सूचित करेगी।
वह आरोपी के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही के परिणाम और यदि कोई दण्ड दिया जाए, तो उसके बारे में पीड़ित व्यक्ति को सूचित करेगी।
यौन हिंसा, या वास्तविक शारीरिक नुकसान, या पीड़ित व्यक्ति के लिए मानसिक बीमारी के परिणाम होने जैसे गंभीर आरोपों में किसी भी निर्णय को संशोधित करने या आरोपी के खिलाफ आरोप के साथ आगे न बढ़ने का निर्णय लेने से पहले पीड़ित व्यक्ति के साथ परामर्श किया जाना चाहिए।
जब एक अपराधी को गिरफ्तार करके उसके ऊपर आरोप लगा दिया जाता है, तो उसे अभियुक्त के रूप में जाना जाता है।
उसे एक कोर्ट उपस्थिति की सूचना के साथ मुक्त किया जा सकता है।
या फिर अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जा सकता है। अगर कोई पीड़ित व्यक्ति या गवाह अपनी सुरक्षा के प्रति आशंकित है, तो पुलिस अभियोजक को इस बारे में सूचित करेगी जो यह सुनिश्चित करेगा कि अदालत जमानत की याचिका का आकलन करते समय इस बात पर भी गौर करे। अभियुक्त पर अदालत द्वारा जमानत की शर्तें लगाई जा सकती हैं। अगर अभियुक्त उन शर्तों को भंग करता है, तो पुलिस उसे गिरफ्तार कर सकती है।
या फिर अभियुक्त को पुलिस की हिरासत में रखा जा सकता है - इसे रिमांड के नाम से भी जाना जाता है - जब तक कि यह मामला अदालत के समक्ष न चला जाए।
पुलिस को पीड़ित व्यक्ति को इस बात की सूचना देनी चाहिए कि जाँच के साथ आगे बढ़ने का निर्णय लिया गया है या जांच को रोक देने का निर्णय लिया गया है। यह महत्वपूर्ण है कि पीड़ितों को शुरू से यह पता रहे कि जब वे एक बयान देते हैं और अभियुक्त पर आरोप लगाया जाता है, तो यह माना जाता है कि पीड़ित व्यक्ति को सबूत देने के लिए अदालत में जाना आवश्यक होगा।
पुलिस पीड़ित व्यक्ति को किसी भी जमानत याचिका के परिणाम के बारे में सूचित करेगी, खासकर अगर अभियुक्त पर यौन उत्पीड़न या किसी अन्य गंभीर व्यक्तिगत हिंसा के अपराध का आरोप लगाया गया है। पुलिस पीड़ित व्यक्तियों को इस बात की सलाह देगी अगर अभियुक्त अपनी जमानत की शर्तों का  उल्लंघन करता है, तो उन्हें क्या करना चाहिए।
अपराधियों के साथ काम करने के दौरान अपराध की प्रकृति पर निर्भर करते हुए अदालत के पास विकल्प मौजूद होते हैं। इससे पहले कि इन विकल्पों को माना जा सके, कुछ विशिष्ट मानदंडों को पूरा करना होता है जिनमें शामिल हैं:

· एक आपराधिक उल्लंघन नोटिस, कुछ अपराधों के लिए ठीक मौके पर जुर्माना  
· फोरम दण्ड - अपराधी और पीड़ित व्यक्ति के बीच मध्यस्थता
और
· सर्किल दण्ड, गंभीर रूप से दोहराने वाले वयस्क आदिवासी अपराधियों के लिए एक वैकल्पिक दण्ड।
युवा अपराधियों के साथ युवा अपराधी अधिनियम 1997 के तहत भी निपटा जा सकता है। यह कानून कई अपराधों के लिए लागू होता है और पुलिस को युवा अपराधियों के साथ एक अनौपचारिक चेतावनी, एक औपचारिक सावधानी या युवा कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से निपटारा करने का विकल्प उपलब्ध कराता है।
पीड़ित व्यक्ति को पहुँचाए गए नुकसान की उग्रता के आधार पर यह निर्धारित किया जाता है कि युवा अपराधी अधिनियम 1997 के तहत कार्रवाई किया जाना उचित है या नहीं।
अपराध पीड़ित व्यक्तियों के लिए और अधिक जानकारी एनएसडब्ल्यू पुलिस बल की वेबसाइट Visit the NSW Police website पर उपलब्ध है।
